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श्रम विभाग 

आदेश 

दिनांक 5 सितम्बर , 1986 
सं ० प्रो ० वि ०/ प्राई० डी ०/ रोहतक/ 64-86 /32632.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मोहन स्पीनिंग 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री कैलाश दुबे पुत्र श्री हरी हर दुवे मार्फत पं ० फते चन्द वैद्य, बावरा मोहल्ला. रोहतक तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96 4 1-1 -- श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित है : 

क्या श्री कैलाश दुबे की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ० आई० डी ०/ रोहतक/ 6 3-86/ 32639 .- -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मोहन स्पीनिंग 
मिल , रोहतक , के श्रमिक श्री विष्णुदत , पुत्र श्री नन्द राम , मार्फत श्री राम प्रकाश, मकान न ० 590/30 , काठमण्डी , नजदीक 
विस्कुट फैक्ट्री, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हा निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उप धारा (1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम / 73/ 32573, दिनांक 6 नम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला. है : 

क्या श्री विष्णुदत्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/अम्बाला/ 74-86/ 326 5 1.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० यूनिकलास पाटो 
इण्डस्ट्रीज 775, आर्य नगर, जगाधरी रोड़ , अम्बाला के श्चमिक श्री गोरंगा मुखर्जी, मार्फत इन्द्र सैन बन्सल , छत्ता नालागढ़िया, 
जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

.क्या श्री गोरंगा मुखर्जी की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र दे कर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर 
निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 8 सितम्बर, 1986 
सं ० प्रो ०वि ०/ यमुना/ 115-86/ 32827. ~~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नगरपालिका , यमुनानगर के 
श्रमिक श्री जगमाल सिंह, पुत्र श्री मेंघ नाथ, मकान रतनगढ़ , डा नाचरून , जिला कुरुक्षेत्र , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछंनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भव , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984, द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट सीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री जगमाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


